भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित  प्रश्‍न संख्‍या 2987 
(जिसका उत्तर 07 दिसम्‍बर, 2010/16 अग्रहायण, 1932 (शक) को दिया जाना है)
ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी बैंकों की शाखाएं 
2987.
डा. के.वी.पी. रामचन्‍द्र राव :

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)
क्‍या यह सच है कि सरकार विदेशी बैंकों से बैंक रहित क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने को कहने का विचार रखती है ; और 
(ख)
यदि हां, तो प्रस्‍ताव का ब्‍यौरा क्‍या है ? 
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क) और (ख) : भारत में विदेशी बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने की अनुमति दिया जाना एक वर्ष में 12 शाखाओं को खोलने की अनुमति देने संबंधी डब्‍ल्‍यूटीओ को की गई प्रतिबद्धता से दिशानिर्देशित होती हैं। हालांकि, व्‍यावहारिक रुप में मेरिट के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक संख्‍या में शाखाएं खोलने की अनुमति भी दी गई है। इसके अलावा, फरवरी 2005 में घोषित उदारीकृत नीति में बैंकरहित क्षेत्रों में स्‍थापित की जाने वाली शाखाओं के संबंध में और अधिक उदारीकृत नीति की परिकल्‍पना की गई है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सितम्‍बर 2005 में निर्गत शाखा प्राधिकार नीति के अनुसार शाखाएं खोलने के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करते समय निम्‍नलिखित पहलुओं को भी ध्‍यान में रखा जाता है :  
(i) शाखाएं खोलने के आवेदनों पर विचार करते समय, आरबीआई बैंकों द्वारा आम जनता को, विशेषकर कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में, प्रदान की जा रही बैंकिंग सुविधाओं के स्‍वरुप और स्‍कोप, प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र को ऋण की वास्‍तविक उपलब्‍धता, उत्‍पादों के मूल्‍य-निर्धारण और वित्‍तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किए गए समग्र प्रयास के साथ-साथ उपयुक्‍त नए उत्‍पादों का प्रचलन शुरु करना और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के अधिक इस्‍तेमाल को अधिमान (वेटेज) दिया जाता है। 
(ii) इसके अतिरिक्‍त, कम बैंक वाले जिलों में बैंकिंग सुविधा का एक समान फैलाव एवं विस्‍तार सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि कम बैंक वाले जिलों में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों द्वारा प्रस्‍तुत प्रस्‍तावों पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि प्रस्‍तावित शाखा का स्‍थान (लोकेशन) निम्‍नलिखित रुप में नहीं हो : 
(1) किसी राज्‍य की राजधानी, महानगर केन्‍द्र या किसी जिला मुख्‍यालय की नगरपालिका सीमाओं के भीतर और 
(2) चार महानगर केन्‍द्रों (मुम्‍बई, नई दिल्‍ली, कोलकाता और चेन्‍नै) से 100 किलोमीटर   और राज्‍य की राजधानी से 50 किलोमीटर के भीतर। 
तथापि, (i) और (ii) पर उपर्युक्‍त प्रतिबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां प्रस्‍तावित शाखा का स्‍थान (लोकेशन) जम्‍मू एवं कश्‍मीर राज्‍य में अथवा 7 उत्‍तर-पूर्वी राज्‍यों यानि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्‍ड और त्रिपुरा में से किसी भी राज्‍य में हो।
ऐसे आकलन में न्‍यूनतम शेष अपेक्षाओं की नीति और यह कि जमाकर्ताओं के लिए न्‍यूनतम बैंकिंग या “अतिरिक्‍त सुविधारहित” बैंकिंग सेवाएं सुलभ हैं कि नहीं, बुनियादी बैंकिंग कार्यकलाप के प्रति प्रतिबद्धता यानि जमाराशि की अभिस्‍वीकृति और ऋण प्रावधान तथा ग्राहक सेवा की गुणवत्‍ता जो कि “अन्‍य बातों के साथ-साथ” प्राप्‍त शिकायतों की संख्‍या  और इस प्रयोजन के लिए बैंक में स्‍थापित निवारण तंत्र से परिलक्षित होगा, शामिल होंगे।    
*****

 भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2978     
(जिसका उत्तर 20 दिसम्‍बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 (शक) को दिया जाना है)
सस्‍ता कृषि ऋण 

2978.
श्रीमती हेमा मालिनी :

श्री प्रभात झा : 

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)
क्‍या यह सच है कि वर्ष 2009-10 के दौरान बिहार, उत्‍तर प्रदेश और मध्‍य प्रदेश जैसे राज्‍यों  को अन्‍य राज्‍यों की अपेक्षा कृषि ऋण के रूप में सस्‍ती दरों पर कम धनराशि प्रदान की गई थी; और 
(ख)
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है एवं इसके क्‍या कारण हैं? 
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क) एवं (ख) : वर्ष 2009-10 के दौरान, सरकार ने 3 लाख रुपए तक के ऋण 7% प्रतिवर्ष की दर पर उपलब्‍ध कराया है। समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 1% की अतिरिक्‍त ब्‍याज सहायता दी गयी है, इस प्रकार 6% प्रतिवर्ष की दर पर फसल ऋण उपलब्‍ध कराया गया। वर्ष 2009-10 के दौरान संवितरित कृषि ऋण का राज्‍य-वार ब्‍यौरा अनुबंध में दिया गया है।   

*****
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2994     
(जिसका उत्तर 20 दिसम्‍बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 (शक) को दिया जाना है)
कृषि ऋण पर भारतीय रिजर्व बैंक का विनियम 

2994.
श्री वी. हनुमंत राव :

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)
क्‍या यह सच है कि बैंक कृषि ऋण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमनों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख)
यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान किन-किन बैंकों ने चूक की है; और
(ग)
सरकार द्वारा इन चूककर्ता बैंकों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का ब्‍यौरा क्‍या है? 
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क) से (ग): प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी एवं गैर-सरकारी अर्थात दोनों क्षेत्रों के घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 40 प्रतिशत अथवा तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर (ओबीई) की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, का लक्ष्य अधिदेशित किया गया है। इस लक्ष्य के भीतर, कृषि क्षेत्र को उधार देने के लिए पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार एएनबीसी के 18 प्रतिशत अथवा ओबीई की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, का उप-लक्ष्य अधिदेशित किया गया है। सरकारी क्षेत्र एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए लक्ष्यों का बैंक-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। 

सरकारी एवं गैर-सरकारी अर्थात दोनों क्षेत्रों के उन घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होते हैं, से यह अपेक्षा की गई है कि वे भारत सरकार द्वारा घोषित निधियों के कार्पस की सीमा तक की कमी को, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में स्थापित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) में तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एवं राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) में स्थापित अन्य निधियों में जमा कराएं। 

*****
भारत सरकार 
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2228 
(जिसका उत्तर 23 अगस्‍त, 2011/01 भाद्रपद, 1933 (शक) को दिया जाना है)
ग्रामीण भारत का वित्‍तीय समावेशन  
2228.
श्री वीरेन्‍द्र सिंह :

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)
क्‍या विकास प्रक्रिया के लिए वित्‍तीय समावेशन अनिवार्य है और वर्ष 2012 तक 2000 से अधिक लोगों की आबादी वाली बस्‍तियों में बैंकिंग व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध कराने की योजना है;

(ख)
क्‍या सहकारी बैंक/सहकारी क्रेडिट संस्‍थाएं अपने नेटवर्क और पहुंच के बल पर इसको हासिल करने की बेहतर स्‍थिति में हैं; 
(ग)
क्‍या के वाई सी कार्यक्रम के संबंध में वे वाणिज्‍यिक बैंकों की तुलना में बेहतर स्‍थिति में हैं; 
(घ)
क्‍या 45 प्रतिशत ग्रामीण बचत करते हैं परन्‍तु छोटे कस्‍बों के स्‍तर पर वाणिज्‍यिक बैंकों द्वारा उनकी बचतों को हड़प लिया जाता है; और 
(ड.)
क्‍या पर्याप्‍त अवसंरचना से युक्‍त होने के बावजूद सहकारी ढांचे वाले ग्रामीण बैंक केवल ऋण देने वाली एजेंसी होती है जबकि उनकी निधि जमा करने वाले स्‍थान के रूप में कार्य करना चाहिए?  
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क) : समावेशी विकास के लिए वित्‍तीय समावेशन अनिवार्य है। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से वंचित लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए वित्‍त मंत्री ने वर्ष 2010-11 अपने बजट भाषण में उल्‍लेख किया है कि सरकार ने मार्च 2012 तक 2000 (वर्ष 2001 की जनसंख्‍या के अनुसार) से अधिक की जनसंख्‍या वाले वास स्‍थलों का समुचित  बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, देश भर में 73,000 ऐसे वास स्‍थलों की पहचान की है और मार्च 2012 तक समुचित प्रौद्योगिक सहायता से, कारोबार प्रतिनिधि और अन्‍य माडलों की सेवाओं का उपयोग करते हुए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इन वास स्‍थलों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और सहकारी बैंकों को आबंटित किया है।   
(ख) से (ड.) : “वित्‍तीय समावेशन पर डा. रंगराजन समिति की रिपोर्ट (2008)” के अनुसार, ग्राहकों की संख्‍या  और सुलभता के रूप में ग्रामीण सहकारी समितियों की पहुंच बेहतर है परंतु बहुत अधिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों की स्‍थिति पर उल्‍लेखनीय रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आरबीआई ने केवाईसी के संबंध में जो दिशा-निर्देश जारी किए है वे वाणिज्‍यिक बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों दोनों प्रकार के बैंकों में एक समान है।  जिला मध्‍यवर्ती सहकारी बैंक और राज्‍य सहकारी बैंक से सम्‍बद्ध प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के पास दिनांक 31.3.2009 को 26,245 करोड़ रुपए का निक्षेप आधार था जो दिनांक 31.3.2010 को बढ़कर 35,286 करोड़ रुपए हो गया था और यह 34.45% की वृद्धि दर्शाता है। ऐसी प्राथमिक समितियों (पीएसीएस) द्वारा निर्गत ऋण दिनांक 31.3.2009 को 58,787 करोड़ रुपए और दिनांक 31.3.2010 को 74,938 करोड रुपए थी जो पिछले वर्ष की तुलना में 27.47% की वृद्धि दर्शाता है।
*******
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग 
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2233

(जिसका उत्तर 13 दिसम्‍बर, 2011/ 22 अग्रहायण, 1933 (शक) को दिया जाना है)
किसान क्रेडिट कार्ड
2233. श्री अविनाश राय खन्‍ना:

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
देश में राज्‍य-वार किसानों को कितने-कितने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए हैं; 
(ख)
कितने किसान इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं; 
(ग)
क्‍या किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने से किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्‍त कराने में सफलता मिली है; 
(घ)
यदि हां, तो कितने किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाया गया है; और 
(ड.)
किसान क्रेडिट कार्ड को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्‍या कदम उठा रही है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क) से (ड.): 30 सितम्‍बर, 2011 की स्थिति के अनुसार, केसीसी के प्रगति की राज्‍य-वार और एजेंसी-वार (आरंभ से संचयी) प्रगति अनुबंध में दी गई है। केसीसी को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्‍नानुसार हैं-
· बैंकों को सलाह दी गई है कि वे केसीसी योजना के तहत सभी पात्र किसानों को कवर करें।
· केसीसी कार्ड धारकों को क्रमश: 50,000/- रु. और 25,000/- रु. की अधिकतम राशि तक दुर्घटना के फलस्‍वरूप मृत्‍यु अथवा स्‍थाई अपंगता के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत कवर किया गया है। प्रीमियम भार की भागीदारी कार्ड जारीकर्ता संस्‍थाओं तथा उधारकर्ताओं द्वारा 2:1 के अनुपात में की जाएगी।
· नाबार्ड ने सहकारी बैंकों तथा आरआरबी को अनुदेश जारी किए हैं कि वे काश्‍तकारों/बटांइदारों/मौखिक पट्टेदारों/संयुक्‍त देयता समूहों को केसीसी जारी करें।
वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान (30 सितम्बर तक) कृषि ऋण की उपलब्‍धता तथा वित्तपोषित खातों की संख्‍या का विवरण निम्‍नानुसार है:-
	वर्ष
	कृषि ऋण उपलब्‍धता (करोड़ रु. में)
	वित्तपोषित कृषि ऋण खातों की कुल संख्‍या (लाख में)

	2009-10
	3,84,514
	482.30

	2010-11
	4,46,779
	549.60

	2011-12
	2,23,380.18*
	321.00


*30 सितम्‍बर, 2011 तक की उपलब्धि

भारत सरकार ने किसानों को बैंकों के माध्‍यम से ऋण उपलब्‍ध कराने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्‍नलिखित शामिल हैं :- 
(i) किसानों को 7 प्रतिशत वार्षिक की ब्‍याज दर पर एक वर्ष की अवधि हेतु 3 लाख रुपए तक के अल्‍पावधि फसल ऋण उपलब्‍ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से ब्‍याज सहायता योजना का कार्यान्‍वयन किया जा रहा है। भारत सरकार वर्ष 2009-10 से तत्‍पर आदाता किसानों अर्थात जो अपने ऋण समय पर वापिस करते हैं, को अतिरिक्‍त ब्‍याज सहायता प्रदान कर रही है। अतिरिक्‍त सहायता 2009-10 में 1% और 2010-11 में 2% थी। वर्ष 2011-12 में इसे बढ़ाकर 3% किया जा रहा है।
(ii)
कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्‍ल्‍यूडीआरएस) 2008 से वह ऋण प्रणाली शुरू हो गई है जो किसानों पर ऋण के बोझ के कारण बंद हो गई थी।
(iii)
बैंकों को सलाह दी गई है कि वे 50,000 रु. तक के लघु ऋणों के लिए लघु एवं सीमांत किसानों, बंटाईदारों और इनसे मिलते-जुलते लोगों से “नो ड्यूज” प्रमाणपत्र लेने की अपेक्षा को छोड़ दें और इसके बजाय उधारकर्ता से स्‍व-घोषणा पत्र प्राप्‍त करें।
(iv)
आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे 1,00,000 रु. तक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/जमानती अपेक्षाओं को माफ कर दें।
(v)
बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच का विस्‍तार ग्रामीण आबादी तक करने के लिए बैंकों ने 2000 से अधिक आबादी वाले ऐसे 73,000 गांवों की पहचान की है जिनमें मार्च, 2012 तक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) संयोजक बैंक से प्राप्‍त रिपोर्ट के अनुसार अक्‍तूबर 2011 तक 45000 ऐसे गांवों को कवर कर लिया गया है। 
(vi)
घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) को रिपोर्ट करने की शर्त के अधीन (i) टीयर 2 से टीयर 6 केन्‍द्रों (99,999 तक की आबादी वाले) में और (ii) उत्तर-पूर्वी राज्‍यों  एवं सिक्किम के ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी केन्‍द्रों में शाखाएं/मोबाइल शाखाएं खोलने की सामान्‍य  अनुमति दी गई है। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि अपनी वार्षिक शाखा विस्‍तार योजना (एबीईपी) तैयार करते समय बैंकों को वर्ष के दौरान खोले जाने वाली प्रस्‍तावित शाखाओं की कुल संख्‍या का कम से कम 25 प्रतिशत बैंक रहित ग्रामीण (टीयर 5 और टीयर 6) केन्‍द्रों के लिए आबंटित करना चाहिए।    
********
	
	 
	 
	 
	अनुबंध
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30 सितम्‍बर 2011 की स्थिति के अनुसार केसीसी प्रगति का विवरण-  एजेंसी-वार)
	 
	 
	 

( राशि लाख रु. में )

	(आरंभ से) 

	क्रम सं.
	राज्‍य/संध राज्‍य 
	सहकारी बैंक
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
	विाणिजियक बैंक ()
	कुल

	
	 
	सं.*
	जारी कार्ड
	संस्‍वीकृत राशि 
	सं.*
	जारी कार्ड
	संस्‍वीकृत राशि 
	जारी कार्ड
	संस्‍वीकृत राशि 
	जारी कार्ड
	संस्‍वीकृत राशि 

	1
	आंध्र प्रदेश
	22
	4156954
	721362
	5
	2438970
	546250
	10982214
	4043566
	17578138
	5311178

	2
	असम
	1
	16458
	2128
	2
	233550
	81110
	477842
	107736
	727850
	190974

	3
	अरूणाचल प्रदेश# 
	1
	980
	147
	1
	3342
	458
	21372
	5164
	25694
	5769

	4
	बिहार
	22
	850289
	103983
	4
	1499853
	621392
	2167017
	1004626
	4517159
	1730001

	5
	गुजरात
	18
	1350695
	1909503
	3
	275310
	286620
	1713671
	2446178
	3339676
	4642301

	6
	गोवा $
	1
	5214
	2092
	 
	 
	 
	13518
	14948
	18732
	17040

	7
	हरियाणा
	19
	1283653
	798793
	2
	434622
	423247
	958990
	1119395
	2677265
	2341435

	8
	हिमाचल प्रदेश
	3
	208715
	75381
	2
	76769
	49280
	285811
	178054
	571295
	302715

	9
	जम्‍मू और कश्‍मीर
	4
	53948
	8028
	2
	36232
	23853
	21116
	15131
	111296
	47012

	10
	कर्नाटक
	21
	2039840
	797535
	6
	1468050
	741999
	2913151
	1955385
	6421041
	3494919

	11
	केरल
	14
	1650358
	505847
	2
	508194
	219889
	1690311
	724820
	3848863
	1450556

	12
	मध्‍य प्रदेश
	38
	3980287
	1963022
	8
	698323
	424297
	2052286
	1721335
	6730896
	4108654

	13
	महाराष्‍ट्र
	31
	5696264
	3364196
	3
	376940
	139362
	3572022
	1710599
	9645226
	5214157

	14
	मेघालय #
	1
	11661
	1671
	1
	22201
	4026
	50373
	14143
	84235
	19840

	15
	मिजोरम #
	1
	2134
	151
	1
	9603
	5853
	18506
	4736
	30243
	10740

	16
	मणिपुर #
	1
	13532
	3380
	1
	2082
	284
	30631
	8655
	46245
	12319

	17
	नागालैण्‍ड #
	1
	3470
	213
	1
	1841
	394
	25908
	5177
	31219
	5784

	18
	उड़ीसा
	17
	4085553
	1139501
	5
	817889
	183783
	1433275
	456823
	6336717
	1780107

	19
	पंजाब
	20
	948076
	679958
	3
	172120
	275692
	1512478
	2163393
	2632674
	3119043

	20
	राजस्‍थान
	29
	3485607
	1110998
	6
	624523
	732146
	2072980
	2491731
	6183110
	4334875

	21
	सिक्किम  #$
	1
	3452
	807
	 
	 
	 
	9204
	4258
	12656
	5065

	22
	तमिलनाडु
	23
	1884516
	645550
	2
	355259
	87526
	4837538
	2036821
	7077313
	2769897

	23
	त्रिपुरा #
	1
	13521
	1860
	1
	76282
	13719
	77704
	19447
	167507
	35026

	24
	उत्तर प्रदेश 
	50
	6824612
	851497
	10
	4527917
	1799569
	7664841
	4682221
	19017370
	7333287

	25
	पश्चिम बंगाल
	17
	1655058
	617689
	3
	553884
	259144
	1730403
	568472
	3939345
	1445305

	26
	अण्‍डमान और द्वीप #$
	1
	3727
	1020
	 
	 
	 
	3313
	1269
	7040
	2289

	27
	चण्‍डीगढ़ $
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7311
	4224
	7311
	4224

	28
	दमन और दीव #$
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1781
	1555
	1781
	1555

	29
	नई दिल्‍ली #$
	1
	2273
	1028
	 
	 
	 
	23513
	32216
	25786
	33244

	30
	दादर नगर और हवेली @$
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3319
	3378
	3319
	3378

	31
	लक्षद्वीप @$
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	747
	320
	747
	320

	32
	पुदुच्‍चेरी # 
	1
	7671
	3576
	1
	133
	38
	69187
	31837
	76991
	35451

	33
	झारखण्‍ड**
	8
	278892
	54433
	2
	467420
	67158
	606308
	206965
	1352620
	328556

	34
	छत्तीसगढ़
	6
	1334608
	341864
	3
	388906
	109467
	358253
	205952
	2081767
	657283

	35
	उत्तराखण्‍ड
	10
	352127
	80237
	2
	57339
	28544
	351376
	345569
	760842
	454350

	36
	अन्‍य राज्‍य
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47
	12
	47
	12

	 
	वाणिज्यिकबैंकों के लिए राज्‍य-वार आंकड़े उपलब्‍ध नहीं है। (1998-99)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188005
	26604
	188005
	26604

	 
	 कुल 
	384
	42204145
	15787450
	82
	16127554
	7125100
	47946322
	28362715
	106278021
	51275265

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	प्पिणी :
	  #   सीएफए के रूप में कार्यरत एससीबी।                                      () 31.03.2011 को आरबीआई से प्राप्‍त वणिज्यिक बैंकों से संबंधित आंकड़े।
	 
	 
	 
	 

	 
	@   संघ राज्‍य क्षेत्र में कोई सहकारी बैंक नहीं है। 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	$     इन राज्‍यों/संघ राज्य क्षेत्र में कोई आरआरबी नहीं है।
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	*     योजना का क्रियान्‍वयन करने वाले बैंकों की संख्‍या। 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	**    आंकड़ों का मिलान किया जा रहा है। 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग 
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2238

(जिसका उत्तर 23 अगस्‍त, 2011/ 01 भाद्रपद, 1933 (शक) को दिया जाना है)
बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े गांव
2238. 
सुश्री अनुसुइया उड़के:

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
कुल कितने गांवों को राज्‍यवार बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जा चुका है;
(ख)
बैंकिंग वित्तीय समावेशन के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में कुल कितने गांवों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा; 
(ग)
क्‍या देश के ग्रामों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के कार्य में देश के निजी और विदेशी बैंक भी भागीदारी करेंगे; और 
(घ)
किस तारीख तक देश के सभी ग्रामों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ दिए जाने की संभावना है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क) से (घ):
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार जिन स्‍थानों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कार्य कर रहे हैं उन स्‍थानों में 28,921 ग्रामीण केन्‍द्र स्‍थापित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे केन्‍द्रों को ग्रामीण जनसंख्‍या समूह के रूप में परिभाषित किया है जिन केन्‍द्रों की जनसंख्‍या 10,000 से कम है। ग्रामीण बैंकिंग केन्‍द्रों की राज्‍य-वार स्थिति अनुबंध में दी गई है।

ग्रामीण दूरदराज क्षेत्रों को बैंकिंग की पहुँच बढ़ाने के उद्देश्‍य से, प्रारंभ में, बैंकों को 2000 से अधिक की जनसंख्‍या वाले रिहायशी इलाकों (2001 की जनगणना के अनुसार) को उपयुक्‍त प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ कारोबार सम्‍पर्की एवं अन्‍य माडलों का प्रयोग करके मार्च, 2012 तक उपयुक्‍त बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2010-11 में परामर्श दिया गया था। देशभर में लगभग 73,000 ऐसे रिहायशी इलाकों की पहचान कर ली गई है और मार्च, 2012 तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्‍हें सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा सहकारी बैंकों को आबंटित कर दिया गया है। बैंकों से प्राप्‍त सूचना के अनुसार, 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार 29,569 गांवों को कवर कर लिया गया है।  
********

	अनुबंध

	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ सम्‍बद्ध ग्रामीण केन्‍द्रों की राज्‍य-वार संख्‍या

	क्रम सं.
	राज्‍य
	संख्‍या

	1
	अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह  
	16

	2
	आंध्र प्रदेश
	2226

	3
	अरूणाचल प्रदेश
	48

	4
	असम 
	704

	5
	बिहार 
	2216

	6
	चण्‍डीगढ़
	12

	7
	छत्तीसगढ़
	581

	8
	दादर और नगर हवेली  
	7

	9
	दमन और द्वीव
	2

	10
	दिल्‍ली 
	49

	11
	गोवा 
	129

	12
	गुजरात 
	1345

	13
	हरियाणा 
	665

	14
	हिमाचल प्रदेश 
	623

	15
	जम्‍मू और कश्‍मीर
	449

	16
	झारखण्‍ड
	900

	17
	कर्नाटक 
	1923

	18
	केरल 
	270

	19
	लक्षद्वीप 
	7

	20
	मध्‍य प्रदेश 
	1512

	21
	महाराष्‍ट्र
	1974

	22
	मणिपुर 
	34

	23
	मेघालय 
	117

	24
	मिजोरम 
	53

	25
	नागालैण्‍ड
	34

	26
	उड़ीसा
	1527

	27
	पुदुच्चेरी 
	28

	28
	पंजाब 
	1022

	29
	राजस्‍थान  
	1649

	30
	सिक्किम 
	34

	31
	तमिलनाडु 
	1562

	32
	त्रिपुरा 
	107

	33
	उत्तर प्रदेश
	4445

	34
	उत्तराखण्‍ड
	498

	35
	पश्चिम बंगाल
	2153

	
	सकल योग
	28921


टिप्‍पणी: आंकड़े बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार है।
2. जनसंख्‍या समूह एमओएफ (मास्‍टर कार्यालय फाइल) के अनुसार है जिन्‍हें नीचे परिभाषित किया गया है और जो 2001 की जनगणना के आधार पर है:
जनसंख्‍या समूह “ग्रामीण” में 10,000 से कम की जनसंख्‍या वाले केन्‍द्र शामिल हैं। जनसंख्‍या समूह ‘अर्द्धशहरी’ में 10,000 अथवा इससे अधिक और 1 लाख से कम की जनसंख्‍या वाले केन्‍द्र शामिल हैं। जनसंख्‍या समूह ‘शहरी’ में 1 लाख अथवा इससे अधिक और 10 लाख से कम की जनसंख्‍या वाले केन्‍द्र शामिल हैं। जनसंख्‍या समूह ‘महानगरीय’ में 10 लाख अथवा इससे अधिक की जनसंख्‍या वाले केन्‍द्र शामिल हैं।
एक ‘केन्‍द्र’ को संबंधित राज्य सरकार द्वारा वर्गीकृत एवं अंकित राजस्‍व इकाई अर्थात राजस्‍व ग्राम/शहर/नगर/नगरपालिका/नगर निगम, आदि, जैसा भी मामला हो, जहॉं शाखा स्थित है के रूप में परिभाषित किया जाता है
स्रोत: 26.07.2011 की स्थिति के अनुसार बैंकों, डीएसआईएम, आरबीआई संबंधी मास्‍टर कार्यालय फाइल। 
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग 
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2998
(जिसका उत्तर 20 दिसम्‍बर, 2011/ 29 अग्रहायण, 1933 (शक) को दिया जाना है)
किसानों और लघु उद्योगों को ऋण सुविधा प्रदान किया जाना
2998. डा० के० पी० रामालिंगम:

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्‍या यह सच है कि वर्तमान में मात्र 50 प्रति‍शत किसान बैंकिंग प्रणाली के दायरे में आते हैं; 
(ख)
क्‍या सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों से परम्‍परागत रूप से ऋण वंचित क्षेत्रों जैसे कृषि और लघु उद्योगों पर ध्‍यान देने को कहा है, और क्‍या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस राजकोषीय वर्ष में ऋण वृद्धि के लक्ष्‍य को संशोधित करके 18 प्रतिशत कर दिया है; और
(ग)
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और किसानों द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ लेने के लिए किसानों के बैंक खाताधारकों की संख्‍या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्‍या कदम उठाये गए हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क) से (ग):
वित्तीय समावेशन (2008) से संबंधित डा० रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, देश के 51.4 प्रतिशत कृषक परिवार किसी संस्‍थागत अथवा गैर-संस्‍थागत स्रोतों से ऋण नहीं ले पाते है।

प्राथमिकताप्राप्‍त क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40% का लक्ष्‍य अथवा वाह्य तुलन पत्र (ओबीई) की ऋण समतुल्‍य राशि, जो भी अधिक हो, दोनों क्षेत्रों अर्थात सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्‍त क्षेत्र को देना आवश्‍यक है। इस लक्ष्‍य के भीतर, कृषि क्षेत्र को उधार देने के लिए पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार एएनबीसी के 18 प्रतिशत अथवा ओबीई की ऋण समतुल्‍य राशि, जो भी अधिक हो, का उप-लक्ष्‍य अधिदेशित किया गया है।

भारत सरकार ने किसानों को बैंकों के माध्‍यम से ऋण उपलब्‍ध कराने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्‍नलिखित शामिल हैं :- 
(ii) किसानों को 7 प्रतिशत वार्षिक की ब्‍याज दर पर एक वर्ष की अवधि हेतु 3 लाख रुपए तक के अल्‍पावधि फसल ऋण उपलब्‍ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से ब्‍याज सहायता योजना का कार्यान्‍वयन किया जा रहा है। भारत सरकार वर्ष 2009-10 से तत्‍पर आदाता किसानों अर्थात जो अपने ऋण समय पर वापिस करते हैं, को अतिरिक्‍त ब्‍याज सहायता प्रदान कर रही है। अतिरिक्‍त सहायता 2009-10 में 1% और 2010-11 में 2% थी। वर्ष 2011-12 में इसे बढ़ाकर 3% किया जा रहा है।
(ii)
कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्‍ल्‍यूडीआरएस) 2008 से वह ऋण प्रणाली शुरू हो गई है जो किसानों पर ऋण के बोझ के कारण बंद हो गई थी।
(iii)
बैंकों को सलाह दी गई है कि वे 50,000 रु. तक के लघु ऋणों के लिए लघु एवं सीमांत किसानों, बंटाईदारों और इनसे मिलते-जुलते लोगों से “नो ड्यूज” प्रमाणपत्र लेने की अपेक्षा को छोड़ दें और इसके बजाय उधारकर्ता से स्‍व-घोषणा पत्र प्राप्‍त करें।
(iv)
आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे 1,00,000 रु. तक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/जमानती अपेक्षाओं को माफ कर दें।
(v)
बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच का विस्‍तार ग्रामीण आबादी तक करने के लिए बैंकों ने 2000 से अधिक आबादी वाले ऐसे 73,000 गांवों की पहचान की है जिनमें मार्च, 2012 तक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) संयोजक बैंक से प्राप्‍त रिपोर्ट के अनुसार अक्‍तूबर 2011 तक 45000 ऐसे गांवों को कवर कर लिया गया है। 
(vi)
घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) को रिपोर्ट करने की शर्त के अधीन (i) टीयर 2 से टीयर 6 केन्‍द्रों (99,999 तक की आबादी वाले) में और (ii) उत्तर-पूर्वी राज्‍यों  एवं सिक्किम के ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी केन्‍द्रों में शाखाएं/मोबाइल शाखाएं खोलने की सामान्‍य  अनुमति दी गई है। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि अपनी वार्षिक शाखा विस्‍तार योजना (एबीईपी) तैयार करते समय बैंकों को वर्ष के दौरान खोले जाने वाली प्रस्‍तावित शाखाओं की कुल संख्‍या का कम से कम 25 प्रतिशत बैंक रहित ग्रामीण (टीयर 5 और टीयर 6) केन्‍द्रों के लिए आबंटित करना चाहिए।    
********


भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग 
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 57
(जिसका उत्तर 22 नवम्‍बर, 2011/ 1 अग्रहायण, 1933 (शक) को दिया जाना है)
प्रस्‍तावित सूक्ष्‍म वित्तपोषण (विकास और विनियामक प्राधिकरण) विधेयक के उद्देश्‍य एवं लक्ष्‍य 
57. 
श्री आर. सी. सिंह:

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
प्रस्‍तावित सूक्ष्‍म वित्तपोषण (माईक्रोफाइनेंस) (विकास और विनियामक प्राधिकरण) विधेयकों के लक्ष्‍य और उद्देश्‍य क्‍या हैं; 
(ख)
क्या सूक्ष्‍म वित्तपोषण संस्‍थाओं (एमएफआई) को आरबीआई के पास पंजीकृत कराने का कोई प्रस्‍ताव है; 
(ग)
सूक्ष्‍म ऋण संस्‍थाओं के प्रस्‍तावित विनियामक का ब्‍यौरा क्‍या है; 
(घ)
नाबार्ड को विनियामक ढांचे से बाहर रखने और सूक्ष्‍म वित्तपोषण संस्‍थाओं की निगरानी और अन्‍य पहलुओं पर नजर रखने का कार्य आरबीआई को सौंपने के क्‍या कारण हैं; और 
(ड.)
सूक्ष्‍म वित्तपोषण संस्‍थाओं से ऋण लेने वाले गरीब व्‍यक्ति को प्रस्‍तावित विधेयक किसी तरह सहायता मुहैया कराता है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क) से (ड.):
सरकार ने सूक्ष्‍म वित्त क्षेत्र के संवर्धन, विकास, विनियमन एवं सुव्‍यवस्थित विकास के लिए औपचारिक सांविधिक संरचना प्रदान करने और इस तरह, बैंकरहित आबादी के लिए एकीकृत वित्तीय सेवाएं सभी लोगों को सुलभ कराने के लिए मालेगाम समिति की सिफारिशों के साथ-साथ रिपोर्ट पर भारतीय रिजर्व बैंक की राय को ध्‍यान में रखते हुए सूक्ष्‍म वित्त संस्‍थाएं (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011 का एक प्रारूप तैयार किया है। प्रारूप विधेयक पर ‘स्‍टेकहोल्‍डरों’ की राय मांगते हुए इस विधेयक को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा गया था। इस पर प्राप्‍त टिप्‍पणियों पर अंतिम दृष्टिकोण अपनाने के लिए मंत्रालय में विचार-विमर्श किया जा रहा है।     
 
********

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 817    
(जिसका उत्तर 29 नवम्‍बर, 2011/08 अग्रहायण, 1933 (शक) को दिया जाना है)
सरकारी बैंकों द्वारा शहरी सहकारी बैंक (यू.सी.बी.) का अधिग्रहण 
817.
श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार :

श्री पुरूषोत्‍तम खोडाभाई रूपाला : 

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)
विगत तीन वर्षों के भीतर सरकारी बैंकों द्वारा ऐसे कितने कमजोर शहरी सहकारी बैंक जो बी आर अधिनियम 35ए के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियंत्राणाधीन हैं, के बैंकिंग व्‍यवसाय का अधिग्रहण किया गया है ;

(ख)
क्‍या सरकार सरकारी बैंकों को गुजरात औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जो कि एक बहु-राज्‍यीय सहकारी बैंक है और जो आरबीआई के नियंत्रणाधीन है और जिसमें काफी लम्‍बे समय से आम लोगों के मेहनत से कमाए हुए धन अवरुद्ध हैं, के बैंकिंग व्‍यवसाय के अधिग्रहण के लिए प्रोत्‍साहित करेगी; और  
(ग)
क्‍या आर.बी.आई. उघना सिटीजन के बैंक लिमिटेड को अन्‍य मजबूत सहकारी बैंक के साथ विलयन के लिए सभी संभव सहायता प्रदान करता है? 
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क) से (ग) : उन दो कमजोर शहरी, सहकारी बैंकों (यूसीबी), की विशिष्‍ट आस्‍तियां एवं देयताएं जो बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 क के तहत निदेशाधीन थी, उनका पिछले तीन वर्षों के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। 
भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों की आस्‍तियों और देयताओं का वाणिज्‍यिक बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सहित) में अंतरण के लिए 24 फरवरी 2010 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 
आरबीआई ने यूसीबी के विलय/समावेशन पर 2 फरवरी 2005 को और यूसीबी का मजबूत यूसीबी के साथ विलय करने के संबंध में 30 जनवरी 2009 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।  
*****

